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सिर्फ भोजन का अधिकार अधिनियम काफी नहीं : अमर्त्य सेन
 श्रोताओं से खचाखच भरे प्रेस क्लब के सभागार में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने प्रस्तावित भोजन के अधिकार अधिनियम का स्वागत करते हुए कहा कि इसके लिए और भी ज्यादा वैधानिक अधिकार दिये जाने चाहिए। 
अमर्त्य सेन ने अपने भाषण की शुरुआत में भारत में मौजूद भुखमरी और कुपोषण की हालत का एक जायजा पेश करते हुए कहा कि स्थिति दहलाने वाली है।उन्होंने याद दिलाया कि भारत में कुपोषण की स्थिति अफ्रीका के गरीब मुल्कों से कहीं ज्यादा विकराल है और इस संदर्भ में भोजन का अधिकार अधिनियम का विचार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 
भुखमरी और कुपोषण की विकराल स्थिति की चर्चा करते हुए प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा कि इसके लिए गरीबी, बेरोजगारी,स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और स्त्री-पुरुष के बीच मौजूद गैर-बराबरी सहित कई चीजें जिम्मेदार हैं। प्रोफेसर सेन का कहना था कि ठीक इसी कारण समस्या के हर पहलू पर ध्यान देते हुए निराकरण की कोशिशें की जाने चाहिए। ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, समेकित बाल विकास कार्यक्रम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे उपाय भुखमरी और कुपोषण की स्थिति से निबटने में अलग अलग कोणों से योगदान दे रहे हैं लेकिन इनमें से किसी भी एक उपाय को अपने आप में पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। प्रोफेसर सेन का कहना था कि हमें इन सारे उपायों की दरकार है। 
प्रोफेसर सेन ने अलग-अलग कोणों से किये जाने वाले उपायों और इन उपायों से कुपोषण, बीमारी, निरक्षरता सहित बाकी अभावों के अंदरुनी रिश्ते पर जोर देते हुए अपनी बात समझायी। उन्होंने मिड डे मील योजना की मिसाल देते हुए कहा कि एक ही वक्त में समस्या को कई मोर्चों से सुलझाने की यह लगभग जादुई कोशिश है। 
भोजन के अधिकार अधिनियम के बारे में प्रोफेसर अमर्त्य सेन का कहना था कि इस दिशा में पहला कदम तो उन चीजों को बचाना है जो हमें पहले से हासिल हैं क्योंकि इस तरह के कार्यक्रमों पर हर समय अंगुलियां उठायी जाती हैं।अगला कदम होगा ऐसे कार्यक्रम के दायरे को बड़ा करना ताकि भोजन के अधिकार और पोषण की दशा में सुधार के लिए एक व्यापक ढांचा खड़ा किया जा सके। 
प्रोफेसर सेन ने इस अवसर पर माताओं की सेहत की गिरती दशा और उनके सामने मौजूद कुपोषण की स्थितियों पर  ध्यान दिलाते हुए कहा कि भारत में भोजन की कमी की समस्या से जुड़े इस पहलू की अबतक उपेक्षा की जाती रही है।हाल के शोधों से यह बात साफ हुई है कि महिलाओं के निवालों में कमी आती है तो माता का स्वास्थ्य प्रभावित होता है और इस सूरत में जन्म लेने वाले बच्चे का वज़न कम होता है, साथ ही वह जन्मना कुपोषित होता है। प्रोफेसर सेन ने कहा कि भारत दुष्चक्र की एक कड़ी में लपेट लेने वाली इस समस्या का सटीक उदाहरण है। 
पोषण से जुड़े अन्य उपेक्षित पहलुओं का जिक्र करते हुए प्रोफेसर सेन ने स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की तरफ ध्यान दिलाया। उन्होने बड़े तल्ख लफ्जों में भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं के अविचारित निजीकरण की आलोचना की। 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को खास आर्थिक-सामाजिक समूहों के हिसाब से लक्ष्य केंद्रित बनाकर चलाया जाना चाहिए या कि इसके दरवाजे सबके लिए खुले होने चाहिए-इस प्रश्न के जवाब में प्रोफेसर सेन ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम के दरवाजे सबके लिए खुले रखने के पक्ष में कई मजबूत दलीलें दी जा सकती हैं। मिसाल के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सबके लिए खुला रखने का मतलब है लोगों को खांचों में कम बांटना। अगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबके लिए चलायी जाती है तो गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की मांग मजबूत होगी। दूसरी तरफ अगर इस कार्यक्रम को लक्ष्यकेंद्रित बनाया जाता है तो वांछित समूह को शामिल करने में हमेशा गणना की गलतियां होंगी। प्रोफेसर सेन ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सार्वीकरण के पक्ष में दी जाने वाली इन दलीलों को काटा नहीं जा सकता लेकिन शायद कार्यक्रम को सार्विक बनाते समय संभावित लागत को भी ध्यान में रखने की जरुरत होगी। 
इस अवसर पर कुछ अन्य हस्तियों ने भी अपने विचार रखे। कविता श्रीवास्तव(भोजन के अधिकार अभियान के संचालक समूह की कन्वीनर) ने भोजन का अधिकार अभियान की जरुरी मांगों का एक खाका पेश किया। सुप्रीम कोर्ट कमीश्नर हर्षमंदर ने भुखमरी और बेचारगी की दशा को खत्म करने में भोजन के अधिकार अधिनियम की अहमियत पर जोर दिया। अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज(इलाहाबाद विश्वविद्यालय) ने एक वृहत्तर कार्यसमूह की तऱफ से संभावित अधिकार अधिनियम की रुपरेखा प्रस्तुत की।
प्रोफेसर सेन ने वक्ताओं के विचारों का स्वागत किया और भोजन का अधिकार अधिनियम की दिशाओं में चलाये जा रहे अभियान को अपना समर्थन देते हुए कहा कि कम से कम आज हमारे पास एक प्रस्ताव तो है। उन्होंने प्रस्ताव के वक्त को सही करार देते हुए कहा कि तेज आर्थिक वृद्धि के कारण आज महत्वकांक्षी सामाजिक योजनाओं पर अमल कर पाना संभव हो चला है।
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